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आन्ध्र प्रदेश से चावल की खरीद
962.  श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) भारतीय खाद्य निगम ने मौजूदा मौसम में आन्ध्र प्रदेश के किसानों से चावल खरीदने से क्यों मना कर दिया है;

(ख) मिल मालिकों अथवा राज्य सरकारों द्वारा चावल खरीदे जाने से उस राज्य के किसान किस प्रकार लाभान्वित होते हैं; और
(ग) उनके द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है कि किसानों को अपने-अपने उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा उससे अधिक मूल्य मिले?
उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0वी0 थॉमस)
(क):
भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश में चावल की खरीदारी करने से इंकार नहीं किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2012-13 से विकेन्द्रीकृत खरीद योजना अपना ली है। खरीफ विपणन मौसम 2012-13 के लिए भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार राज्‍य सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी करेगी। तथापि राज्‍य के सात जिलों को छोड़कर लेवी प्रचालनों के अधीन रॉ चावल की खरीदारी करने के लिए भारतीय खाद्य निगम जिम्‍मेवार होगा। 
(ख):
विकेन्द्रीकृत खरीद से अधिकतम खरीदारी करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रचालनों तक पहुंच बढ़ाने में सहायता मिलती है।
(ग):   यह सुनिश्‍चित करने के लिए कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य अदा किया जाए, चैक के जरिये भुगतान किया जाता है। मिल मालिकों द्वारा खरीदे गये धान के मामले में राज्‍य खरीद एजेंसियों के लिए यह प्रमाणित करना अपेक्षित होता है कि भारतीय खाद्य निगम को लेवी चावल की सुपुर्दगी देने से पहले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य अदा कर दिया गया है।
*******

